भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय
वित्‍तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2327
(जिसका उत्‍तर 06 दिसम्‍बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि
2327.
श्री देरेक ओब्राईनः
श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः
श्री अमर सिंहः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां निरंतर बढ़ रही हैं और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख)
ऐसे ऋण चूककर्त्ताओं की संख्या क्या है जिन पर बैंकों का ₹100 करोड़ से ज्यादा कर्जा है और प्रत्येक पर कितना बकाया है;

(ग)
उक्त अवधि‍ के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूल की गई और बट्टे खाते में डाली गई अनुपयोज्य आस्तियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ)
सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों के नियंत्रण हेतु अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं? 
उत्‍तर
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)
(क): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं निजी बैंकों का विगत तीन वर्ष एवं चालू वर्ष का एनपीए का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है:
(करोड़ रूपए में)
	गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (जून 2016 तक) के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए

	बैंक
	सकल एनपीए

	
	मार्च-14
	मार्च -15
	मार्च -16
	जून-16

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
	2,16,739
	2,67,065
	5,02,068
	5,50,346

	निजी क्षेत्र के बैंक
	22,738
	31,576
	48,380
	50,905

	स्रोत:आरबीआई


(ख): 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ₹100 करोड़ से अधिक के 661 अनुपयोज्‍य आस्ति खाते (एनपीए) थे जिनकी राशि 3,78,357 करोड़ रूपए थी।
(ग): पीएसबी द्वारा वसूल किए गए एवं बट्टे खाते डाले गये एनपीए का ब्‍यौरा इस प्रकार है:
	गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (जून 2016 तक) के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वसूली तथा बट्टे खाते संबंधी आंकड़ा

	(करोड़ रूपए में)

	बैंक का नाम
	वसूली
	बट्टे खाते

	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
	1,29,226
	1,54,602

	स्रोत:आरबीआई


(घ): सरकार ने एनपीए की अधिकता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्ट (अवसंरचना, विद्युत, सड़क, वस्त्र, इस्पात आदि) उपाय किए हैं। दिवालियापन और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को अधिनियमित किया गया है और बैंक ऋणों के समाधान/वसूली में सुधार लाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी) एवं बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के शोध्य ऋणों की वसूली (आरडीडीबीएफआई) अधिनियम में संशोधन किया गया है। वसूली में सुधार लाने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) की स्थापना की गयी है। आरबीआई ने इस संबंध में कई साधन, जैसे - कॉरपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर), संयुक्त देयता मंच (जेएलएफ) का गठन, अवसंरचना के लिए दीर्घावधिक परियोजना ऋण हेतु लचीली संरचना तथा मूलभूत उद्योग (5/25 योजना), कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना (एसडीआर) तथा दबावग्रस्त आस्तियों की संपोषणीय संरचना (एस4ए), उपलब्ध कराए हैं।
*****
